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23 मार्च, 2018 को उत्‍तरार्थ
विषय: किसानों को दिए गए ऋण के ब्याज पर सब्सिडी
3234. श्री प्रभात झाः 
क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा किसानों के ऋण के ब्याज में सब्सिडी देने का प्रावधन किया गया है और क्या पर्याप्त अनुदान-राशि जारी की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऋण के ब्याज में सब्सिडी देने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदान-राशि से बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश के किसानों को लाभ प्राप्त हुआ है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?
उत्‍तर
कृषि एवं किसान कल्‍याण मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री परषोत्‍तम रूपाला)
(क) एवं (ख): जी हां। किसानों को 7% प्रति वर्ष की छूट प्राप्‍त ब्याज दर पर (किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के बदले लिए गए ऋणों सहित) 3.00 लाख रू. तक के अल्पावधिक फसल ऋणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने वर्ष वर्ष 2006-07 की अपनी बजट घोषणा के माध्‍यम से ब्याज छूट योजना (आईएसएस) शुरू की। यह योजना तभी से लागू है और वर्ष आधार पर अनुमोदित की जाती है। आईएसएस के तहत वर्ष  2017-18 में सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, निजी क्षेत्र के बैंकों (उनकी ग्रामीण और अर्ध शहरी शाखाओं द्वारा दिए गए ऋणों के संबंध में), सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को प्रति किसान 3.00 लाख रू. तक अल्पावधि फसल ऋण देने के लिए उपयोग की गई उनकी अपनी निधियों पर 2% प्रति वर्ष की ब्याज छूट के लिए राजसहायता दे रही है। इसके अलावा भारत सरकार ऐसे किसानों को 3% तत्काल पुनर्भुगतान प्रोत्‍साहन के संबंध में राजसहायता प्रदान करती है, जो फसल ऋणों का शीघ्र भुगतान करते हैं, इस तरह ब्याज दर का बोझ कम हो जाता है और यह प्रभावी रूप से 4% प्रति वर्ष रह जाता है।      
इसके अलावा, किसानों द्वारा मजबूरी में की जाने वाली बिक्री को हतोत्साहित करने और उन्‍हें उनके उत्‍पाद को मंडी स्थितियों के अनुकूल होने तक स्टोर करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु, आईएसएस के लाभ का विस्‍तार फसल ऋण के लिए दरों की तरह ऐसे छोटे और सीमांत किसानों तक के लिए फसलोपरांत छह माह की और अवधि तक कर दिया गया है जिनके पास किसान क्रेडिट कार्ड हो और उन्‍होंने वेयरहाउसिंग विकास विनियामक प्राधिकरण (डब्लूडीआर) द्वारा प्रत्‍यायित वेयरहाऊसों में अपने उत्‍पाद भंडारित करने के लिए परक्राम्‍य वेयरहाऊस रसीदों (डब्लूडीआर) के बदले ऋण लिए हों।
इसके अलावा, प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को राहत प्रदान देने के लिए पुन: संरचित धनराशि पर पहले वर्ष के लिए बैंकों के वास्‍ते फसल ऋण पर 2% की ब्याज छूट जारी रहेगी। ऐसे पुन:संरचित ऋण पर रिजर्व बैंक द्वारा दिनांक 03.07.2017 को जारी किए गए मास्‍टर दिशा-निर्देशों के माध्‍यम से स्‍थापित नीति के अनुसार दो वर्ष के बाद से सामान्‍य ब्‍याज दर लागू हो सकती है। 
आईएसएस के तहत प्रतिपूर्ति के आधार पर निपटान हेतु लेखा परीक्षित दावे  भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और राष्‍ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से प्राप्‍त होते हैं। पिछले  तीन वर्षो अर्थात 2014-15, 2015-16 और 2016-17 के दौरान मध्‍य प्रदेश सहित देश के किसानों को आईएसएस के तहत लेखा परीक्षित ब्‍याज राजसहायता दावों के निपटान हेतु आरबीआई और नाबार्ड को क्रमश: 6,000 करोड़ रूपए,13,000 करोड़ रूपए तथा 13,397 करोड़ रूपए जारी किए गए हैं। 
(ग) और (घ): जी हां। वर्ष 2017-18 में अब तक नाबार्ड ने मध्य प्रदेश राज्य को ब्‍याज छूट राजसहायता के रूप में 295.11 करोड़ रुपये (वर्ष 2017-18 के दौरान जारी की गई धनराशि का 6.9%)  की धनराशि जारी है जिसमें वर्ष 2014-15 के दावों के लिए 41.99 करोड़ रुपये की धनराशि, वर्ष 2015-16 के लिए 247.06 करोड़ रू. और प्राकृतिक आपदाओं के कारण मध्‍यम अवधि फसल ऋण (रूपांतरण) के लिए 6.06 करोड़ रू. शामिल है।  
अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (ग्रामीण और अर्ध-शहरी शाखाओं के माध्यम से संवितरित  ऋणों के लिए सभी सार्वजनिक बैंकों और निजी क्षेत्र के बैंक) के माध्यम से मध्य प्रदेश में किसानों को दी गई ब्‍याज छूट की कुल धनराशि के संबंध में सूचना उपलब्ध नहीं है।
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